भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 1339
(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
ई-खातों के माध्यम से बीमा पालिसी खरीदा जाना
1339.
डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
बीमा नियामकों ने बीमा के कतिपय कोषों को अनुमति दी थी कि ग्राहक ई-अकाउंट खोलकर अपनी मौजूदा बीमा योजनाओं को ई-इंश्योरेंस अकाउंट में डाल सकें तथा नई बीमा पालिसी खरीद सकें, इस योजना के अंतर्गत देशभर में कितने ग्राहकों ने अकाउंट खोले; 
(ख)
क्या दस्तावेजों के खोने के जोखिम को और भी कम करने के लिए सरकार अपनी नीतियों में कोई संशोधन/समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और
(ग)
किस हद तक ग्रामीण बीमाधारकों को इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मौजूदा पालिसी उपलब्ध है, जिसका उल्लेख सरकार ने किया था? 

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अनुसार 07 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार चार बीमा रिपोजिटरी में ई-बीमा खाते खोलने वाले ग्राहकों की संख्या 9,70,001 है। ये खाते बीमा रिपोजिटरी तथा बीमा पालिसी को इलेक्ट्रानिक रूप में जारी करने के संबंध में इरडाई के 29 मई, 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत खोले गए हैं। प्राधिकरण ने इलेक्ट्रानिक बीमा खाते में इलेक्ट्रानिक बीमा पालिसी जमा करने की अनुमति दी है न कि निधियां जमा करने की।
(ख): इरडाई ने 13 जून, 2016 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पालिसी जारी करना) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया है जो पालिसीधारकों को अपनी बीमा पालिसी इलेक्ट्रानिक रूप में रखने की अनुमति देता है। इससे न केवल बीमा पालिसी के भौतिक दस्तावेज के गुम होने का जोखिम खत्म होता है बल्कि यह बीमा कंपनियों को नवीकरण, नवीकरण प्रीमियम का भुगतान, नामांकन में परिवर्तन आदि का नोटिस समय पर जारी करके बेहतर और कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता करता है।
(ग): विनियम के अनुसार यदि बीमा कंपनियां बीमा रिपोजिटरी के जरिए न जाकर स्वयं पालिसी जारी करती हैं तो उनका यह दायित्व है कि वे बीमा पालिसी भौतिक रूप में भी जारी करें। बीमा कंपनियां ग्रामीण पालिसीधारकों को इलेक्ट्रानिक तथा भौतिक दोनों रूपों में बीमा पालिसी जारी कर रही हैं।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने इरडाई (सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा बीमा सेवाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया है। ग्रामीण पालिसीधारक अपने ई-बीमा खाते को देखने के लिए सीएससी की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

इसके अलावा, बीमा रिपोजिटरी तथा बीमा पालिसी को इलेक्ट्रानिक रूप में जारी करने के संबंध में इरडाई के 29 मई, 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों को अनुमोदित व्यक्ति के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है, जो ग्रामीण पालिसीधारक को इलेक्ट्रानिक बीमा खाते खोलने और इलेक्ट्रानिक रूप में संग्रहीत अपनी बीमा पालिसी को देखने में सहायता करता है।
*****
